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रोजगार सबंधंी योजनाए ं

 

149.  श्री ओम पवन राजनेनबालकरः 

श्री कृपाल बालाजी तमुानःे 
 

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बतान ेकी कृपा करेंगे ककः 

 

(क)  दशे में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी को कम करने के ललए सरकार की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; 

(ख)   क्या लपछले छह महीनों के दौरान दशे में रोजगार के ऄवसर कम हुए हैं और बरेोजगारी का 

प्रलतशत बढ़ा ह,ै यकद हा,ं तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या ह;ै 

(ग) क्या सरकार का लवचार कोलवड-19 की दसूरी लहर के दौरान ऄपनी नौकरी गंवाने वाले लोगों को 

कोइ लवत्तीय सहायता प्रदान करने का ह,ै यकद हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; 

(घ) कोलवड-19 महामारी की दसूरी लहर के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ककतन े

नैलमलत्तक/संलवदात्मक कममचाररयों की छंटनी की गइ; 

(ड.) ईक्त कामगारों को ईनकी नौकरी गंवाने के ललए मुअवजा दनेे के ललए ककए गए कल्याणकारी 

ईपायों का ब्यौरा क्या ह ैऔर ईन कामगारों की संख्या ककतनी ह ैलजन्हें पयामप्त मुअवजा कदया गया 

ह;ै और 

(च) क्या सरकार ने ईक्त श्रलमकों/श्रलमकों को लवत्तीय सहायता प्रदान करन ेके ललए कोइ योजना लाग ू

की ह ैऔर यकद हा,ं तो तत्सबंंधी ब्यौरा क्या ह?ै 
 

 

ईत्तर 

श्रम और रोजगार राज्य मतं्री  

 (श्री रामशे्वर तलेी) 
 

(क) से (ग): लनयोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथलमकता रही ह।ै 

सरकार न ेदशे में रोजगार का सृजन करन ेके ललए पयामप्त लनवेश वाली लवलभन्न पररयोजनाओं को प्रोत्साहन 

दनेे और प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कायमक्रम (पीएमइजीपी), महात् मा गांधी रा‍ रीय ग्रामीण रोजगार 

गारंटी योजना (एमजीएनअरइजीएस), पं. दीन दयाल ईपाध् याय ग्रामीण कौशल् य योजना (डीडीयू-

जीकेवाइ) तथा दीनदयाल ऄंत्योदय योजना - रा‍ रीय शहरी अजीलवका लमशन (डीएवाइ-एनयूएलएम) जो 

कक क्रमशः सूक्ष्म, लघु और मध्यम ईद्यम मंत्रालय, ग्रामीण लवकास मंत्रालय तथा अवास एवं शहरी कायम 

मंत्रालय द्वारा संचाललत की जा रही हैं, जैसी योजनाओं पर सावमजलनक व्यय में वृलि करने जसैे लवलभन्न 

कदम ईठाए हैं। 

 

राष्ट्रीय सांलख्यकी कायामलय (एनएसओ), सांलख्यकी और कायमक्रम कायामन्वयन मंत्रालय  द्वारा 

2017-18 और 2019-20 के दौरान अयोलजत ककए गए अवलधक श्रम बल सवेक्षण (पीएलएफएस) के 

पररणामों के ऄनुसार, सामान्य लथथलत अधार पर 15 वषम और ईससे ऄलधक अयु के व्यलक्तयों की 

ऄनुमालनत बेरोजगारी दर (यूअर) क्रमशः 2017-18 में 6.0% से घटकर 2019-20 में 4.8% रह गइ। 

 

 



 

 

सरकार अत्मलनभमर लवत्तीय पैकेज के रूप में सत्ताइस लाख करोड़ रुपए से ऄलधक का राजकोषीय 

प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। अत्मलनभमर भारत पैकेज में दशे को अत्मलनभमर बनाने तथा रोजगार के ऄवसर 

सृलजत करन ेके ललए लवलभन्न दीघमकाललक योजनाए/ंकायमक्रम/नीलतया ंशालमल हैं।  

   

प्रधान मंत्री रेहड़ी-पटरी वालों की अत्म लनभमर लनलध (पीएम थवलनलध) योजना 01 जून, 2020 को 

प्रारंभ की गइ थी ताकक कोलवड-19 पे्रररत लॉकडाईन के कारण बरुी तरह से प्रभालवत हुए रेहड़ी-पटरी 

वालों को शहरी क्षेत्रों में पटरी लगाने हतेु ऄपने व्यवसाय को कफर से शुरू करने के ललए, कायमशील पंूजीगत 

ऋण प्रदान ककया जा सके। 
   

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाइ) के तहत, भारत सरकार ने कममचारी भलव‍य 

लनलध (इपीएफ) के तहत  लनयोक्ताओं के 12% ऄंशदान और कममचाररयों के 12% के ऄंशदान-दोनों का 

योगदान ककया ह,ै जो कक 100 कममचाररयों तक रखन ेवाले प्रलतष्ठानों के 90% ऐसे कममचाररयों जो 15000/- 

रुपए से कम ऄर्जजत करते हैं, के ललए माचम स ेऄगथत, 2020 माह के वतेन माह हते ुवतेन का कुल 24% ह।ै 

आससे कोलवड पश्च ऄवलध के दौरान इपीएफओ से पंजीकृत प्रलतष्ठानों में रोजगार की सरुक्षा करने में 

सहायता लमली ह।ै  
 

सरकार ने 20 जून, 2020 को 125 कदनों का गरीब कल्याण रोजगार ऄलभयान (जीकेअरए) शुरू 

ककया था, ताकक लबहार, झारखंड, मध्य प्रदशे, ओलडशा, राजथथान और ईत्तर प्रदशे के 6 राज्यों के 116 

चयलनत लजलों में वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों तथा आसी प्रकार ग्रामीण क्षते्रों के युवाओं सलहत 

प्रभालवत व्यलक्तयों के ललए रोजगार और अजीलवका के ऄवसरों को बढ़ावा कदया जा सके। 
 

 कममचारी राज्य बीमा लनगम (इएसअइसी) द्वारा कायामलन्वत की जा रही ऄटल बीलमत व्यलक्त 

कल्याण योजना के तहत, बेरोजगारी लाभ को औसत वेतन के 25% स ेबढ़ा कर 50% कर कदया गया ह,ैजो 

कक 90 कदनों तक दये ह।ै आसके साथ-साथ लाभ का दावा करने के ललए पात्रता शतों में छूट ह।ै 
 

 थव-रोजगार को सुकर बनाने के ललए सरकार द्वारा ऄन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा 

योजना (पीएमएमवाइ) का कायामन्वयन ककया जा रहा ह।ै पीएमएमवाइ के ऄंतगमत सूक्ष्म/लघु व्यापाररक 

ईद्यमों तथा व्यलक्तयों को ऄपने व्यापाररक कायमकलापों को थथालपत करने ऄथवा लवथतार करन ेमें समथम 

बनाने के ललए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान ककया जाता ह।ै 

 

आसके ऄलावा, अरबीअइ एवं भारत सरकार ने बाजार ऄथमव्यवथथा को बनाए रखन ेएवं रोजगार 

के थतर को बढ़ाने के ललए ऄथमव्यवथथा में तरलता बढ़ाने के ललए ईपायों की शुरूअत की ह।ै 
 

 

मेक आन आंलडया, लडलजटल आंलडया, थवच्छ भारत लमशन, थमाटम लसटी लमशन, ऄटल नवीकरण और 

शहरी पररवतमन लमशन, सभी के ललए अवास, ऄवसंरचना लवकास तथा औद्योलगक गललयारों तथा 

ईत्पादन-संबंि प्रोत्साहन (पीएलअइ) योजना जैसे सरकार के फ्लैगशीप कायमक्रमों में ईत्पादक एवं 

धारणीय रोजगार के ऄवसर सृलजत करन ेके प्रलत ईन्मुख हैं। 
 

(घ) से (च): ऄपै्रल से जून, 2021 की ऄवलध के ललए लतमाही रोजगार सवेक्षण (क्यूइएस) के पहले दौर के 

पररणाम के ऄनुसार, लॉकडाईन ऄवलध (25 माचम, 2020 से 30 जनू, 2020) के दौरान कममचाररयों की 

संख्या पर क्षेत्रवार प्रभाव ऄनुबंध पर कदया गया ह।ै 
 

  



 

 

सरकार भवन और ऄन्य लनमामण कामगार (बीओसीडब्ल्यू) (अरइ एडं सीएस) ऄलधलनयम, 1996 

[बीओसीडब्ल्यू (अरइ एडं सीएस) ऄलधलनयम, 1996], बीओसीडब्ल्यू कल्याण ईपकर ऄलधलनयम, 1996 

और आसस ेसंबंलधत लनयमों का प्रशासन दखेती है, लेककन आन ऄलधलनयमों के प्रावधानों और आसस ेसंबंलधत 

लनयमों के कायामन्वयन का दालयत्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोडों के माध्यम से ईनके 

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर ह।ै बीओसीडब्ल्यू (अरइ एडं सीएस) ऄलधलनयम, 1996 की धारा 22 के 

ऄनुसार, राज्य/कें द्र शालसत सरकारों को राज्य / कें द्र शालसत प्रदशे बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोडों के माध्यम 

से  सामालजक सुरक्षा प्रदान करने और भवन तथा ऄन्य लनमामण श्रलमकों के ललए कल्याणकारी योजनाओं के 

कायामन्वयन के प्रावधान करने हतेु सशक्त बनाया गया ह।ै 
 

आसके ऄलावा, कोलवड -19 के प्रकोप के कारण एक चनुौतीपूणम लथथलत की पृष्ठभूलम में, लजसने भवन 

और ऄन्य लनमामण कामगारों (बीओसीडब्ल्यू) के बीच लवत्तीय संकटों को जन्म कदया, राज्यों / कें द्र शालसत 

प्रदशेों को प्रत्यक्ष लाभ ऄंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से लनमामण कामगारों के बैंक खातों में पयामप्त 

लनलधयों के हथतातंरण के ललए बीओसीडब्ल्यू (अरइ एडं सीएस) ऄलधलनयम, 1996 की धारा 22 (1) (एच) 

के तहत एक योजना तैयार करने के ललए बीओसीडब्ल्य ू (अरइ एडं सीएस) ऄलधलनयम की धारा 60 के 

तहत परामशी जारी की गइ थी।  
 

परामशी के जवाब में, कोलवड -19 की पहली लहर के दौरान लॉकडाईन के समय और ईसके बाद 

राज्य / कें द्र शालसत प्रदशे बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोडों न ेसंचयी रूप से डीबीटी के माध्यम से 1.83 करोड़ 

बीओसी कामगारों के बैंक खातों में 5618 करोड़ रुपये से ऄलधक का लवतरण ककया ह।ै  राज्यों/कें द्र शालसत 

प्रदशेों द्वारा लगभग 30 लाख कामगारों को ईपकर कोष स ेखाद्य राहत पैकेज भी प्रदान ककए गए हैं। आसके 

ऄलावा, कोलवड -19 की दसूरी लहर के दौरान डीबीटी के माध्यम स े1.23 करोड़ बीओसी कामगारों के बैंक 

खातों में 1795 करोड़ रुपये का लवतरण ककया गया ह।ै 
 

अत्मलनभमर भारत रोजगार योजना (एबीअरवाइ) अत्मलनभमर भारत पैकेज 3.0 के ऄंग के रूप में 

सामालजक सरुक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार का सृजन करने हतेु लनयोक्ताओं को प्रोत्सालहत करन े

तथा कोलवड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हालन के प्रलतथथापन हतेु 1 ऄकू्तबर, 2020 से प्रारंभ की 

गइ थी। कममचारी भलव‍य लनलध संगठन (इपीएफओ) के माध्यम से कायामलन्वत की जा रही यह योजना 

लनयोक्ताओं पर लवत्तीय दबाव को कम करती ह ैएवं ईन्हें और ऄलधक कममचाररयों को कायम पर रखन ेके ललए 

प्रोत्सालहत करती ह।ै आस योजना के तहत लाभार्जथयों के पंजीकरण की ऄंलतम लतलथ को 30 जून, 2021 स े

बढ़ाकर 31 माचम, 2022 कर कदया गया ह।ै 20.11.2021 को 1.15 लाख प्रलतष्ठानों के माध्यम से 39.43 

लाख लाभार्जथयों को लाभ प्रदान ककया गया ह।ै 

***** 

  



 

 

ऄनुबंध 

 

लोक सभा के कदनांक 29.11.2021 के ऄतारांककत प्रश्न संख्या 149 के भाग (घ) से (च) के ईत्तर में 

ईलल्ललखत ऄनुबंध 

 

लॉकडाईन ऄवलध (25 माचम 2020 से 30 जून 2020) के दौरान कामगारों की संख्या पर क्षेत्रवार प्रभाव 

 

क्र.स.ं क्षते्र 

कममचाररयों की सखं्या (लाख में) 

लॉकडाईन स ेपहल े(25 माचम 

2020 स ेपहल)े 
1 जलुाइ 2020 को) 

प.ु म. प.ु म. 

1 ईत्पादन 98.7 26.7 87.9 23.3 

2 लनमामण 5.8 1.8 5.1 1.5 

3 व्यापार 16.1 4.5 14.8 4 

4 पररवहन 11.3 1.9 11.1 1.9 

5 लशक्षा 38.2 29.5 36.8 28.1 

6 थवाथ्य 15 10.6 14.8 10.1 

7 अवास और रेथटोरेंट 7 1.9 6.2 1.7 

8 अइटी / बीपीओ 13.6 6.3 12.8 6.1 

9 लवत्तीय सेवाए ं 11.5 5.9 11.3 5.7 

योग 217.8 90 201.5 83.3 

 

रटप्पणी: पु.-पुरूष; म.-मलहला। कुल' पंलक्त की संख्या सवेक्षण के दौरान पाए गए 66 प्रलतष्ठानों को भी 

ध्यान में रखती ह ैजो नौ चयलनत क्षेत्रों के ऄलावा ऄन्य क्षते्रों से संबंलधत हैं। 


